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06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न 
खाद्यान्न भण्डारों का समुचित उपयोग
226. 
डा0 प्रदीप कुमार बालमुचू: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद कि खाद्यान्नों का विशाल भण्डार होने के
बावजूद सरकार देश में भुखमरी और कुपोषण पर रोक लगा पाने में विफल रही है, सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या हमारे गोदामों में अधिशेष भण्डार को भुखमरी का सामना कर रहे लोगों में वितरित करने की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में क्या नीति अपनाई जा रही है; और
(ङ) क्या विशेषकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद से गोदामों में मौजूद अधिशेष खाद्यान्न को सड़ा दिए जाने के बजाय वितरित कर दिए जाने की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (ङ):   भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्‍याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्‍तिकरण स्‍कीम, अन्‍नपूर्णा, इमर्जेन्‍सी फीडिंग कार्यक्रम आदि जैसी अन्‍य कल्‍याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के माध्‍यम से लक्षित जनसंख्‍या को अत्‍यधिक राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍यों पर खाद्यान्‍न प्रदान कर रही है।

माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के अपने दिनांक 14.5.11 और 14.9.11 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसरण में तथा उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा नियुक्‍त न्‍यायमूर्ति (सेवानिवृत्‍त) श्री वाधवा की अध्‍यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने देश भर में निर्धनतम जिलों में अतिरिक्‍त बीपीएल और एएवाई परिवारों को वितरण हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान 23.69 लाख टन खाद्यान्‍न तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 21.21 लाख टन खाद्यान्‍न आबंटित किया है, जो इन वर्षों के लिए टीपीडीएस आबंटन के अतिरिक्‍त है। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्‍य कल्‍याणकारी योजना के अंतर्गत अब तक 559.71 लाख टन खाद्यान्‍न आबंटित किया है।
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राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू हो गया है तथा राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को यह अधिनियम 365 दिनों की अवधि के भीतर अर्थात दिनांक 04.07.2014 तक कार्यान्‍वित करना है।  इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल दो तिहाई जनसंख्‍या कवर की जाएगी।  राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्‍य कल्‍याणकारी योजना हेतु खाद्यान्‍नों का कुल आबंटन लगभग 614.3 लाख टन होने की संभावना है।


 इसके अतिरिक्‍त सरकार राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के माध्‍यम से राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनआरएचएम), इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) तथा महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी विभिन्‍न स्‍कीमों/कार्यक्रमों को भी कार्यान्‍वित कर रही है।  इन सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में पोषण के किसी न किसी पहलू का समाधान करने की क्षमता मौजूद है।
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